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अध्याय 7 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय--इसकी स्थापना और उपलब्धियां 

देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास पर बल देने के लिए जुलाई 988 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई 

थी। एक सुदृढ़ और प्रभावी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र कृषि के विविधिकरण तथा बाणिज्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिससे कृषि 

उत्पाद में मूल्यवर्धन होता है तथा ग्रामीण रोजगार तथा आय और निर्यात के लिए कृषि खाद्य उत्पादों के उत्पादन सहित रोजगार के अवसर 

बढ़ाने में सहायता मिलती है। इस मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए है:-- 

7. फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग (फ्रीजिंग और डी-हाइड्रेशन सहित) 

2. खाद्यान्न मिलिंग उद्योग। 

3. दूध पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, मोल्टेड मिल्क फूड, FSS दूध, घी आदि जैसे डेरी उत्पाद। 

4. wea SR अण्डों, मांस तथा मांस उत्पादों का प्रसंस्करण तथा रेफ्रीजेरेशन। 

5. मछली का प्रसंस्करण (डिब्बा-बंदी और फ्रीजिंग सहित) | 

6. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित विकास परिषदों की स्थापना और व्यवस्था। 

7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को तकनीकी सहायता और परामर्श | 

8. समुद्री सीमा के आगे के क्षेत्र में मछली पकड़ना और मात्सिकी। 

9 . ब्रेड, तिलहनों, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, बिस्कुट, कन्फ्रैक्शनरी (कोको प्रसंस्करण और चाकलेट उत्पादन सहित) माल्ट 

एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, हाई प्रोटीन फूड, बीनिंग फूड और wages खाद्य पदार्थों (अन्य तैयार खाद्य पदार्थों सहित) से 

संबंधित उद्योगों के लिए योजना तैयार करना, उन पर नियंत्रण रखना और उन्हें सहायता प्रदान करना। 

40. Gre प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग। 

v. गैर-एल्कोहलिक बीयर सहित बीयर। 

2. WR के बेस से एल्कोहलिक पेय। 

43. बातित जल/साफूट ड्रिंक्स तथा अन्य See GE 

आर्थिक उदारीकरण के इस युग में, जहां निजी सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्रों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में अपनी उचित 

भूमिका अदा करनी होती है, मंत्रालय उचित दिशा, क्षेत्रों में इस उद्योग का मार्गदर्शन करके तथा सहायता करके इस क्षेत्र में अधिक निवेश 

करने, निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्वस्थ विकास के लिए सामान्य वातावरण तैयार करने के लिए sas के रूप 

में कार्य करता है। मंत्रालय निजी तथा सहकी क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रहा है और उसने पूंजी निवेश और विकास के लिए उत्प्रेर की 

भूमिका निभाई है। अगस्त, 7997 से फरवरी 995 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 3046 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्राप्त हुए हैं 

जिनमें 38409 करोड़ रुपये का निवेश करने तथा 5.26 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है। उदारीकरण के बाद की अवधि में 

प्रस्तुत किए. गए. औद्यौगिक उद्यमी ज्ञापनों में से 2592 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों में 33255 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने तथा गैर-शहरी 

क्षेत्रों के लगभग 4.76 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। इसमें से लगभग 45% पूंजी निवेश पिछड़े क्षेत्रों में किए जाने का 

wera 2) इनमें से लगभग 37) प्रस्तावों में 3462 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव है तथा 56328 व्यक्तियों को सीधे रोजगार 

देने के लिए पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। 

समीक्षाधीन अवधि के des सरकार ने संयुक्त उद्यम /विदेशी सहयोग॥/ औद्योगिक cea / I00% निर्यातोत्मुखी यूनिट जैसे विभिन्न 

अस्तावों को भी मंजूरी दी है जिनमें 7679 करोड़ रुपये से अधिक पूंजी निवेश करने तथा लगभग .3 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का 

wera 2 इसमें से 2528 करोड़ रुपये तक का विदेशी पूंजी निवेश है जिसमें अब तक स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल विदेशी पूंजी 

निवेश का लगभग % होगा। इसमें से 6775 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश गैर-शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित 
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CHAPTER | 

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES 
ITS ESTABLISHMENT AND ACHIEVEMENTS 

The Ministry of Food Processing Industries was set up in July 7988 with a view to give a thrust 

to the development of food processing industries in the country. A strong and effective food 

processing sector plays a significant supportive role in diversification and commercialisation of 

agriculture, improving value addition in the agricultural produce, helps in generating employment 

including rural employment and income and production of agro food products for export. The subjects 

allocated to this Ministry are as under: 

(i) Fruits & Vegetable processing Industry (including freezing and dehydration) 

(ii) Foodgrain milling industry 

(iii), Dairy products such as milk powder, infant milk food, malted milk food, condensed milk, 

ghee etc. 

(iv) Processing and refrigeration of poultry and eggs, meat & meat products. 

(v) Processing of fish (including canning and freezing). 

(vi) Establishment and servicing of the Development Councils for food processing industries. 

(vii) Technical assistance and advice to food processing industry. 

(शा) Fishing and fisheries beyond territorial waters. 

(ix) Planning, development and control of, and assistance to industries relating to bread, 

oilseeds, meals (edible), breakfast foods, biscuits, confectionery (including cocoa processing 

and chocolate making), malt extract, protein isolate, high protein food, weaning food and 

extruded food products (including other ready-to-eat foods). 

(x) Specialised packaging for food processing industries. 

(xi) Beer, including non-alcoholic beer. 

(xii) Alcoholic drinks from non-molasses base. 

(xiii) Aerated waters/soft drinks and other processed food. 

In the era of economic liberalisation where the private, public and co-operative sectors are to 

play their rightful role in development of food processing industry, Ministry acts as a catalyst for 

bringing in greater investment into this sector, guiding and helping the industry in a prover direction, 

areas, encouraging exports and creating a general atmosphere for healthy growth of the food 

processing industries. Ministry is encouraging private & Co-operative sectors and has undetaken the 

role of facilitator for investment and growth. Since August 7997 fill February, 995, 3046 Industrial 

Entrepreneur Memoranda (IEM) envisaging an investment of Rs. 38409 crores and employment of 

5.26 lakh persons have been received for various sectors of the food processing. Out of the IEMs, 

filed in the postliberalisation period, 2592 IEMs envisaging an investment of Rs. 33255 crores and 

employment of approx. 4.76 lakh persons are for non urban areas. About 45% of these investments 

are proposed to be made in the backward areas. Of these, 37 proposals having an investment of 

approx. Rs. 3462 crores and direct employment of 56328 persons have already been implemented 

During the period under review, Government have also approved various proposals like JVFC(L/ 

I



2 

करने के लिए है, इनमें 857 प्रस्तावों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है जिससे लगभग 0.47 लाख व्यक्तियों को सीधे रोजगार 

मिलेगा। 

समीक्षाधीन अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने सकारात्मक चहुमुखी वृद्धि को बनाए रखा। इस मंत्रालय द्वारा किए गए 

लगातार प्रयासों के फलस्वरूप अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र में छोटे हलरों के आधुनिकीकरण की गति में थोड़ी तेजी आई है और ॥ जनवरी, r994 

को 33557 आधुनिकीकृत चावल मिलों की तुलना में 4.7.:995 को इन चावल मिलों की कुल संख्या 34773 थी। इन आधुनिक तथा 

आधुनिकीकृत मिलों से अधिक चोकर प्राप्त होने के फलस्वरूप अनुमान हैं कि 970-7] में 2.87 लाख टन की तुलना में 993-94 में 30 

लाख टन चोकर का प्रसंस्करण far गया। 

क्षेत्रीय विस्तार सेवा केंद्रों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के फंसलोत्तर प्रौद्योगिकी केन्द्र ने मिलिंग उद्योग को आवश्यक 

तकनीकी सहायता देना और अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आदि आयोजित करना जारी रखा। उपस्करों की जांच, मशीनरी के चयन, 

परिचालन और अनुरक्षण के लिए मशीनरी निर्माताओं और fren को 4 टैस्टिंग केन्रों से आवश्यक सहायता मिलती रही। तंजाबुर स्थित धान 

असंस्करण अनुसंधान केन्द्र में चावल प्रसंस्करण और सह उत्पादों के विभिन्‍न व्यावहारिक पहुलओं जैसे सुखाना, भंडारण, सेलीकरण विधि, 

मिलिंग, चोकर स्थिरीकरण, तेल निकालने आदि पर मूल अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। इस समय इस केद् में निम्नलिखित परियोजनाओं 

पर कार्य किया जा रहा है (क) सेलीकृत धान को सुखाने के यांत्रिक ड्रायः के आकार तथा पैरामीटरों का मानकीकरण (ख) सतत ऊर्जा 

बचाने वाली सेलीकरण विधि का डिजाइन तथा मानकीकरण। 

मिप्नलिखित क्षेत्रों में उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे खाद्य इंजीनियरी केन्द्र की केन्द्रीय 

खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में स्थापना करने का कार्य प्रगति पर हैः 

(4) नये उत्पादों का विकास। 

(2) प्रसंस्करण का विकास, उन्नयन और उसे अधिकतम बनाना। 

(3) संयंत्र की खराबियों और समस्याओं को दूर se! 

(4) संयंत्र और मशीनरी के लिए तकनीकी रिपोर्ट तैयार करना और आंकड़े बनाना। 

(5) विशेष प्रकार के संयंत्र के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम । 

(6) सम्पूर्ण परियोजनाओं के लिए cist आधार पर कार्य। 

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र में चावल मिलिंग के लिए तीन नई t00% निर्यातोन्मुखी यूनिटों की स्थापना के लिए 

मंजूरी दी गई। इनमें 245 लाख रुपये का पूंजी निवेश करने तथा लगभग 095 व्यक्तियों को सीधे रोजगार देने का कार्यक्रम शामिल है। इस 

क्षेत्र में अब तक मंजूर किए गए कुल प्रस्ताव 36 हैं जिनमें 53 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश किया जाएगा। इस समय देश में चावल 

मिलों की कुल संख्या 737638 है। 

उपभोक्ता उद्योग में अधिक प्रोटीन के उत्पादन और एक्स्टूडिड फूड ने अपनी वृद्धि को बनाए रखा। शराब तथा पेय पदार्थों के उत्पादन 

में भी वृद्धि के रूख को बनाए रखा गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान उपभोक्ता उद्योग में विदेशी इक्विटी भागीदारी के लिए तीन संयुक्त 

उद्यम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 3.65 करोड़ रुपये का विदेशी पूंजी निवेश किया जाएगा। उदारीकरण की अवधि के बाद 

उपभोक्ता उद्योग में अब तक कुल १9 ग्रस्तावों को मंजूरी दी गई है इनमें 720 करोड़ रुपये के विदेशी पूंजी निवेश सहित 905 करोड़ रुपये 

का पूंजी निवेश किया जाएगा। इनमें से 7 परियोजनाओं जिनमें लगभग 474 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने की व्यवस्था है, को पहले ही 

कार्यान्वित किया जा चुका है। 

आमतौर पर भारत सरकार तथा विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रयास लाभदायक रहे हैं। फल और सब्जी 

असंस्करण क्षेत्र में स्थापित क्षमता जो पिछले वर्ष 2.6 लाख टन थी, 7 जनवरी को बढ़कर 4.02 लाख टन हो गई है। संदर्भाधीन वर्ष के 

दौरान लाइसेंसों की संख्या FH 4732 से बढ़कर 4270 तथा उत्पादन में 5.59 लाख टन से बढ़कर 6.76 लाख टन की अनुरूप वृद्धि हो गई 

है। 

इसके अलावा 700% निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए 32 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिससे कुल अनुमोदित प्रस्ताव t65 हो 

गए हैं इनमें लगभग कुल 7240 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं में विदेशी sad तथा पूंजी निवेश लगभग 

203 करोड़ रुपये किया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं जिन्होंने पहले ही उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है, की संख्या 20 है। इस अवधि के 

दौरान असंस्कृत फल तथा सब्जी उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि हो गई है तथा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक यह 365 करोड़ 

तक पहुंच जाएगा। 

जुलाई, i907 3 दुग्ध उत्पाद उद्योग को लाइसेंस मुक्त किए जाने के परिणाम aed उद्यमियों द्वारा दुग्ध उत्पाद निर्माण यूनिटों की 

स्थापना के लिए 900 से अधिक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। किंतु इसके पश्चात सरकार ने जून 7992 में अनिवार्य वस्तु
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400% &00 envisaging an investment of over Rs. 7679 crores and employment of approx. .3 lakh 

persons. Out of this, the foreign investment is to the tune of Rs. 2528 crores which constitute about 

44% of the total foreign investments approved so far. Out of this, an investment of Rs. 6775 crores is 

for setting up of food processing industires in the non urban areas. Si of these proposals have 

already been implemented generating a direct employment of approx. 0.47 lakh persons. 

In the year under report, the food processing industries maintained an all round positive growth. In 

the grain processing sector due to sustained efforts of this Ministry, pace of modernisation of small 

hullers has increased slightly and the total number of modernised rice mills as on .4.95 was 

recorded to be 343 as against 33557 as on ..94. As a result of improved availability of bran from 

these modern and modernised mills, the processing of bran is estimated to be around 3 lakh tonnes 

in 93-94 as against 4.87 lakh tonnes in 970-74. 

The Regional Extension Service Centres and the Post Harvest Technology Centre at Indian 

Institute of Technology, Kharagpur continues to provide requisite assistance to the milling industry 

and conducts short training courses etc. Four Testing Centres provided necessary assistance to the 

machinery manufacturers and millers for testing of equipments, selection and operation and 

maintenance of machinery. The basic research work on different applied prospects of rice processing 

and by-product like drying, storage, parboiling, milling, bran stabilisation, oil extraction etc. is being 

carried out in Paddy Processing Research Centre, Thanjavur. Currently, the projects handled at the 

Centres are (a) mechanical drier for parboiled paddy drying—standardisation of sizes and parameters 

(b) design and standardisation of the continuous energy saving parboiling technique. 

The Food Engineering Centre, being funded by the Ministry is in the process of being set up in 

CFTRI, Mysore, to meet the demand of the industry in the following areas : 

(i) development of new products 

(ii) development, scale up and optimization of processes. 

(iii) solving in-plant problems and trouble shooting. 

(iv) preparation of technical reports, design data for plant & machinery. 

(v) specialised in-plant training programmes. 

(vi) turn-key assignments for total projects. 

During the year under report setting up of three new 400% E.O. Units for rice milling were 

approved in the grain processing sector. These involve an investment of Rs. 245 lakhs and additional 

direct employment of about 5 persons. The total proposals approved so far in this sector are 36, 

with a total investment of Rs. 53 crores. The total number of rice mills in the country so far are 

37638. 

In the Consumer Industries, production of high proteins and extruded foods maintained their 

growth. Production of wine and beverages also maintained the growth trend. In the consumer 

industries, three JV proposals for foreign equity participation were approved during the period under 

review involving foreign investment of approx. Rs. 3.65 crores. A total of 49 proposals in the 

consumer industries have been approved so far in the post liberalisation period involving an 

investment of Rs. 905 crores including foreign investment of Rs. 720 crores. Out of these 7 projects 

envisaging an investment of Rs. 474 crores approximately have already been implemented. 

Efforts of Govt. of India in general and that of Ministry of Food Processing Industries, in particular, 

have been fruitful. In the fruits & vegetable processing sector, the installed capacity, has increased 

from 2.6 lakh tons last year to 4.02 lakh tons this year, as on ist January. There has been a 

corresponding increase in the number of licences from 4i32 to 4270 and production from 5.59 lakh 

tonnes to 6.76 lakh tonnes also, during the year under reference. 

Besides this, 3i proposals for 00% EOUs have been approved thereby raising the total 

approved proposals to 65 involving a total investment of about Rs. 240 crores. Foregin equity and 

investment in these projects works out to about Rs. 203 crores. The number of projects which have
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अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दुग्ध उत्पाद आदेश की घोषणा की जिसके तहत प्रतिदिन 70,000 लीटर से अधिके दूध का इस्तेमाल 

करने वाले व्यापारियों को दुग्ध नियंत्रक के पास पंजीकरण कराना होता है। अब इस आदेश में संशोधन कर दिया गया है। दुग्ध शेडों के 

पंजीकरण और आबंटन में देरी के कारण नये यूनिटों की स्थापना में कुछ बाधा हुई है। परन्तु, रिपोर्ट मिली है कि कुछ यूनिटों ने 

वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है। दुग्ध छेना, मट्ठा प्रोटीन और दुग्ध शर्करा के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग वाले तीन संयुक्त 

उद्यम यूनिटों का अनुमोदन किया गया है तथा इन्हें स्थापित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। इस क्षेत्र में अब तक अनुमोदित कुल 

प्रस्ताव 6 हैं इनमें लगभग 297 करोड़ रुपये का कुल पूंजी निवेश किया जाएगा। 

sia, पाल्ट्री और मांस उत्पाद क्षेत्र में भैंस मांस प्रसंस्करण के लिए कुछ नये निर्यातोन्मुखी यूनियों को मंजूरी दी गई है और इनका 

कार्यान्वयन किया जा रहा है। हाल ही में पंजाब में निजी क्षेत्र में एक समन्वित बूचड़खाने को चालू किया गया है। इस मंत्रालय द्वारा 
सहायित तीन सुअर मांस प्रसंस्करण संयंत्र गुवाहाटी, आइजोल और दीमापुर में स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा 

दी गई सहायता से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, असम आदि में अनेक छोटे get प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। गत 

वर्ष अंडा प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए दी गई पांच मंजूरियों के अलावा एक और ऐसी निर्यातोत्मुखी अंडा प्रसंस्करण यूनिट को 

चालू वित्त वर्ष में मंजूरी दी गई है, जिसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। अब तक इस क्षेत्र में कुल अनुमोदित प्रस्ताव 30 हैं इनमें कुल 
7085 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया जाएगा। मांस उत्पादों का निर्यात संतुलित रूप से बढ़ रहा है। 7993-94 में मांस उत्पादों का 

निर्यात करीब 345.7 करोड़ रुपये का हुआ जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान यह निर्यात 270 करोड़ रुपये का था। आशा है कि 

4994-95 के अंत तक पशु उत्पादों का निर्यात करीब 450 करोड़ रुपये का हो जाएगा। 

ग्रामीण क्षेत्रों में फल और सब्जी प्रसंस्करण और दूसरी तरह के खाद्य प्रसंस्करणों के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और 

उदच्यमशीलता के सृजन के लिए मंत्रालय ने पिछले वर्ष i27 खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की है। 

अनेक ऐसे 47 केद्रों की पहले ही स्थापना की जा चुकी है तथा लगभग 500 saat को प्रशिक्षण दिया गया। रिपोर्ट मिली है कि 

कुछ प्रशिक्षणार्थियों ने छोटे / लघु क्षेत्र में अपनी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें पहले ही स्थापित कर ली है। चालू वित्तीय वर्ष में समूचे देश के 
विभिन्न भागों में 29 और ऐसे केन्द्रों के लिए इसी प्रकार की सहायता दी गई है और आशा है कि आगामी वर्ष में ये केन्द्र स्थापित कर 

दिए जाएंगे। जैसाकि sdf योजना के शुरू के 3 वर्षों में व्यवस्था की गई थी इस प्रकार 50 प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करने के लिए 

सहायता प्रदान कर दी जाएगी। 

समुद्री उत्पादों के निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अप्रैल-दिसम्बर i994 के दौरान 777330 मी. टन समुद्री उत्पादों का निर्यात 

किया गया था जिनका मूल्य 2206.52 करोड़ रुपये था जबकि i993 की इसी अवधि के दौरान 2,54,458 मी. टन का निर्यात किया 

गया था जिसका मूल्य ,684 करोड़ रुपये था। आशा है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में समुद्री उत्पादों का कुल निर्यात 3720 करोड़ रुपये 

तक पहुंच जाएगा। अच्छे प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि. के कारण यूनिट वैल्यू वसूली 7993-94 के i00.8 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 

4994-95 में 24.4 रुपये प्रति किलो हो गई। 

भारतीय माल्सिकी सर्वेक्षण समुद्री meat संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए सरकार की नोडल एजेन्सी है। 

इसने मत्स्यन संसाधनों के प्रभावकारी दोहन के लिए तटबर्ती भारतीय राज्यों और मत्त्यय जलयानों को महत्वपूर्ण निवेश प्रदान करना जारी 

रखा है। इस संस्थान को राष्ट्रीय समुद्री सूचना प्रणाली के अन्तर्गत देश में गहन समुद्री माल्यिको के लिए एक आंकड़ा केन्द्र के रूप में 

मान्यता दी गई है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अन्तरित करता है और “सिफनेट” कैडटों को कार्यात्मक प्रशिक्षण देता है तथा भारत 
में टूना अनसंधान पर कोलोक्यूम की कार्रवाइयों सहित महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकाशित करता है। 

आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष i992-93 से आरम्भ हुई जिसमें मुख्य रूप से निवेश और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने और 
उपक्रम की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है जिसमें सरकार की भूमिका मददगार के.रूप में होगी। योजना में उन क्षेत्रों में सार्वजनिक 
क्षेत्र का निवेश करने का कार्यक्रम है जहां निजी प्रयासों की कमी है। प्रेरक के रूप में अपेक्षित प्रोत्साहन देने और इस क्षेत्र के विकास 
के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करने का भी कार्यक्रम है। योजना आयोग ने वर्ष 2994-95 के लिए 45 करोड़ & की 

योजना परिव्यय को मंजूर किया है। विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है और विभिन्न 
wai के अन्तर्गत दी गई सहायता का उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है। 

मंत्रालय के अनुरोध पर केन्द्र सरकार और राज्यों के विभिन्न विभागों से राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु समन्वय 
के लिए राज्यों ने नोडल एजेन्सियां नामित कर दी हैं। अनेक नोडल एजेंसियों को उनके बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने विशेषतया आंकड़े 
एकत्र करने, आंकड़ा weer आदि के लिए योजना सहायता भी दी गई है। 

मंत्रालय और राज्य नोडल एजेंसियों के बीच निश्चित पारम्परिक क्रिया सुनिश्चित की गई है। अक्तूबर, 994 में चलाई जा रही 
विभिन्न स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु राज्य नोडल एजेंसियों की नई दिल्ली में एक बैठक
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already gone into production is 20. Export of processed Fruits and vegetable products during this 

period has also increased and it is estimated that by the end of the financial year it will reach Rs. 

365 crores. 

Consequent upon delicensing of milk products industry in July, 997, over 900 IEMs have been 
filed by the entrepreneurs for establishment of milk & milk products manufacturing units. But, 

subsequently, in June, 7992, government promulgated the Milk and Milk Products Order under 

Section 3 of the Essential Commodities Act requiring traders and manufacturers using more than 

40,000 Litres of milk per day to get themselves registered with the Milk Controller. This Order has 
since been modified. Delay in registration and allocation of milk sheds have caused certain setback 
in setting up the new units. However, a few units have reported to have started commerical 

production. Besides three joint venture unit with foreign collaboration for manufacture of milk casein, 
whey protein and lactose have been approvéd and are in the process of being set up. The total 
proposals approved in the sector so far are 6 with a total investment of approximately Rs. 297 

crores. 

In the meat, poultry and meat products sector, few export-oriented units for processing of buffalo 
meat have been approved and are under implementation. An Integrated abattoir in the private sector 
has recently been commissioned in Punjab. Three pork processing plant assisted by this Ministry are 

being set up at Guwahati, Aizwal and Dimapur. In addition, a number*@fsmall poultry processing 
plants are being established in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Mizoram, Assam etc. with the 
assistance provilded by this Ministry. In addition to the five approvals for setting up of egg processing 
plants in the previous years, one more such export-oriented unit for egg processing has been 
approved in the current financial year which is under implementation. The total proposals approved 
so far in the sector are 30 with a total investment of Rs. 085 crores. Export of meat products has 
been steadily increasing. In 993-94, export of meat and meat products was around Rs. 345.7 crores 

as against Rs. 270 crores in the corresponding period last year. It is expected that by the end of 
994-95 export of animal products would be around Rs. 450 crores. 

In order to promote technology and create entrepreneurship in the fruits & vegetable processing 
and other types of food processing in rural areas, Ministry in the previous years had provided 
assistance for setting up of 2! Food Processing Training Centres. As many as 47 such training 
Centres have already been established and training imparted to almost 500 persons. Some of the 
trainees are reported to have already established their own food processing units in tiny/small scale 
sector. In the current finanical year, similar assistance has been extended for 29 more such Centres 
in different places all over the country and it is expected that within the next year, these Training 
Centres will also be established. With this, assistance will be provided for setting up 50 training 
centres as was envisaged in the first three years of the 8th five year Plan. 

Export of marine products continue to show an increasing trend. During April-December, 994, 
77330 metric tonnes of marine products were exported with a value of Rs. 2206.52 crores as 
against an export of ,54,458 metric tonnes valued at Rs. ,684 crores during the same period in 
993. It is expected that by the end of the financial year, the total export of marine products will 
touch a figure of Rs. 3i20 crores. Due to better processing, packaging, etc. unit value realisation 
improved from Rs. 00.8 per Kg in 993-94 to Rs. 24.4 per Kg in 994-95. 

The Fishery Survey of India is the nodal agency of the Govt. for survey and assessment of 
marine fishery resources. It continues to give valuable inputs to maritime Indian States and Fishing 
vessels for effective exploitation of fishing resources. This Institute has been recognised as one of 
the data centres for deep sea fisheries in the country under the National Oceanic Information 
System. It transfers modern technologies and on-the-job training of CIFNET cadets and publishes 
important information including proceedings of the collogium on Tuna Research in India. 

Eighth Five Year Plan began from the year 992-93 with the basic thrust on stimulating and 
providing initiative for investment and national development with government acting as facilitator. The 
Plan envisages public sector investment in those areas where private initiative is lacking, provides 
requisite stimulus by way of catalyst investment as well as helps development of infrastructure for the 
growth of this sector. The Planning Commission has approved a Plan outlay of Rs. 45 crores for the



आयोजित की ताकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के चहुमुखी विकास करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों के संबंध में उनके विचारों का पता 

लगाया जा सके। इन स्कीमों, जिनके लिए पिछले कई वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की गई है, पर भी विचार-विमर्श किया 

गया। 

उद्योग संबंधी सूचना एकत्र करने, फीडबैक मानीटरिग और अत्यावश्यक सूचना का विस्तृत प्रचार-प्रसार करने की अपेक्षाओं की 

व्यवस्था करने के लिए मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केद्र की सहायता से विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के कम्प्यूटरीकरण के लिए पग उठा रहा है। 

योजना eal, औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, औद्योगिकी अनुमोदनों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्र कम्प्यूटरोकरण की विभिन्न अवस्थाओं में है तथा राष्ट्रीय 

सूचना विज्ञान ax के सहयोग से फल एवं सब्जी प्रसंस्करण के क्षेत्रीय कार्यालयों में ape the ओ० लाइसेंसिंग का कम्प्यूटरोकरण करने तथा 

मानीटरिंग की गतिविधियों संबंधी एक महत्वपूर्ण परियोजना भी आरम्भ की गई है। आशा है कि इन सबसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अच्छी 

तरह से विकास करने के लिए इस उदारीकृत वातावरण में फैसिलिएटर तथा sate अभिकर्त्ता के रूप में हमारी भूमिका में महत्वपूर्ण सहायता 

मिलेगी। 

दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात med फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड तथा नेरामक लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष में बेहतर 

कार्य किया। मार्डन फूड इंडस्ट्रीज का अनुमान है कि वह अपने कारोबार में 35% से आंधिक वृद्धि कर लेगा तथा आशा है कि इसे चालू 

वित्तीय वर्ष में अधिक लाभ होगा। नेरामक ने अनानास जूस के सांद्रण के उत्पादन तथा कृषि उत्पाद के वितरण में भरपूर वृद्धि की है तथा 

संभावना है कि वह चालू वित्तीय वर्ष में अपनी हानियां 25% तक कम कर लेगा। 

उपभोक्ताओं में seed ra के बारे में सकारात्मक उपभोक्ता जानकारी पैदा करने, प्रसंस्कृत खाद्य के लिए मांग को प्रोत्साहित करने 

तथा उपभोक्ताओं में एफ" पी" ओ० चिन्ह का तात्पर्य तथा यह किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, की जानक्वारी बढ़ाने को दृष्टि से मंत्रालय 

असंस्कृत खाद्य के व्यापक विज्ञापन पर एक योजना स्कीम चला रहा है। 8वीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा आयोजित किए 

गए अभियानों की उपयोगिता महसूस करते समय उद्योग एसोसिएशनों की सकारात्मक अत्तर्गस्तता से किसी अवधि से अधिक सतत उपाय के 

रूप में इस अभियान को जारी रखने के लिए एक निर्णय लिया था तथा i994-95 में पुनः अस्थाई आधार पर इस मंत्रालय द्वारा प्रदान की 

जा रही वित्तीय सहायता से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन चलाया जा रहा है। 

मंत्रालय ने आल इंडिया फूड प्रीजरवर्स एसोसिएशन, खाद्य व्यापार और उद्योग के परिसंघ, लघु तथा मध्यम उद्योग की विश्व सभा, 

युवा उद्यमियों की राष्ट्रीय एसोसिएशन, राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीविद व विभिन्न अन्य द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों की सहायता की 

तथा उनमें भाग लिया। मंत्रालय ने शिकागों फेयर, सायल फेयर फ्रांस आदि जैसे अरन्तराष्ट्रीय व्यापार Aci में भागीदारी को प्रोत्साहित किया 

जहां भारतीय उत्पादों की बिक्री करने के अलावा संभावित निवेशकों के साथ सेमिनार आयोजित की। मंत्रालय ने एग्रो-टेक चण्डीगढ़ तथा 

टेक-मार्ट दिल्‍ली में भी भाग fea “आहार” में भाग लेने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। 

आई०आईग्पी० बम्बई तथा केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के सहयोग से मंत्रालय ने प्रसंस्कृत खाद्य के पैकेजिंग के 

बिकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में सोयाबीन का अनुसंधान तथा विकास, ताजे अंगूरों की पैकेजिंग 
प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग की पैकेजिंग पर रिपोर्ट तथा पैकेजिंग उद्योग की रूपरेखा शामिल है। 

मंत्रालय ने सुश्री मीरा सेठ, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय महत्व की योजना तैयार करने के 
लिए पैरामीटरों तथा एग्रो-खाद्य-उत्पादों का निर्यात करने की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। मंत्रालय ने 
स्वास्थ्यकर-पैकेजिंग में सुधार करने की दृष्टि से परंपरागत खाद्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने का तथा निर्यात बाजार की व्यवस्था करने 
की दृष्टि से उत्पादों की शैल्फ लाइफ के संबंध में एक समिति भी गठित, की है। गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
कर दी है जो मंत्रिमंडल के विचाराधीन है। 

इजराइल के उद्योग तथा व्यापार मंत्री के नेतृत्व में मंत्री द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में व्यापार तथा आर्थिक 
सहयोग संबंधी विषयों पंर विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए एक इजराइली शिष्टमण्डल बुलाया गया। भारत से प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात 
को बढ़ावा देने के लिए । मई--4 मई, 994 तक शिकागो (अमरीका) में आयोजित इन्टरनेशनल सुपर मार्केट कन्वेंशन 7994 में सचिव, 
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अध्यक्षता में शिष्टमंडल तथा अध्यक्ष, अपेड़ा ने भाग लिया। इस मंत्रालय ने फ्रांस, अमरीका, आस्ट्रेलिया, 
हंगरी, वियतनाम, जापान, ईरान तथा मध्य एशियाई गणराज्यों उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान; किरगिजस्तान तथा तजाकिस्तान के विभिन्न संयुक्त 

मिशनों तथा शिष्टमंडलों की बैठकों में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विकास को नए fet से प्रोत्साहन देने 
के लिए भी भाग लिया। इस मंत्रालय ने बडेन बुरटैम्बर्ग के व्यापार शिष्टमण्डल के साथ एक राउंड टेबल बैठक भी बुलाई, उनमें से सबसे 
बड़े जर्मन देश ने फरवरी, 7995 में भारत का दौरा किया। 

मंत्रालय ने रिपोर्टों की व्यवहार्यता के लिए तथा विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए कदम उठाने हेतु विभिन्न 
सरकारी संगठनों, सहकारिताओं तथा अन्य संगठनों को सहायता प्रदान की। मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विभिन्न उपन क्षेत्रों के लिए 
राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से कार्यनिष्पादन पुरस्कार की भी स्थापना की है। “फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया-इनवेस्टमेंट
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year 7994-95. Schemes formulated for the development of different sectors are being implemented 

and assistance provided under the various schemes are indicated in subsequent chapters. 

On the request of the Ministry, the States have nominated nodal agencies for coordinating with 

Central Government as well as the different Departments of the States for the purpose of 

development of food processing industries in the States. Plan assistance has also been provided to 

many nodal agencies for strengthening their infrastructure, particularly for data collection, data 

management, etc. 

Regular interaction between the Ministry and the State Nodal Agencies is ensured. In October, 

4994, a meeting of the State Nodal Agencies for food processing industries was organised at Delhi to 

review the progress of the various schemes being operated as also to ascertain their views in regard 

to the policies to be pursued for bringing about overall development of the Food Processing 

Industries. The impact of the schemes for which assistance has been provided by the Ministry during 

the last few years was also discussed. 

To cater to the needs of information storage, feedback monitoring and wide dissemination of vital 

information to the industry, the Ministry has been taking steps to computerise different functional 

areas with the help of National Informatics Centre. Several areas, like Plan Schemes, Industrial 

Entrepreneurs Memoranda, Industrial Approvals etc, are at various stages of computerisation and an 

important project for computerising the FPO Licensing and monitoring activities in F&VP Regional 

Offices has also been taken up in cooperation with NIC. All this is expected to help significantly in 

our role as a facilitator and catalytic agent in the liberalised environment, for well directed growth of 

food processing industry. 

Two Public Sector Undertakings viz., Modern Food Industries (India) Limited and North Eastern 

Regional Marketing Corporation Limited performed better in the current financial year. MFIL is 

estimated to increase its turnover by over 35% and is expected to make higher profits in the current 

financial year. NERAMAC has also increased its production of pineapple juice concentrate and 

marketing of agricultural produce substantially and is likely to reduce its losses by 25% in the current 

financial year. 

With a view to creating a positive consumer awareness about processed foods, stimulating 

demand for processed foods and enhancing awareness amongst consumers about what FPO symbol 

means and stands for, the Ministry has been operating a Plan Scheme on Generic Advertising of 

processed foods. Realising the usefulness of the campaigns organised by the Ministry during the first 

two years of the 8th Plan, a decision to continue the campaign in a sustained manner over a period 

of time with positive involvement of the industry associations was taken again and in 994-95, the 

advertising campaign is being carried on in newspaper, magazines and electronic media, with 

financial assistance being provided by the Ministry on a tapering basis. 

Ministry also assisted and participated in various seminars organised by the All India Food 

Preservers’ Association, Confederation of Food Trade and Industry, World Assembly of Small and 

Medium Scale Industries, National Association of Young Entrepreneurs, Association of Indian Food 

Scientists and Technologists and various others. The Ministry encouraged participation in 

international trade fairs like Chicago Fair, Sial Fair, France, etc. where besides selling Indian 

products seminars were also held with the potential investors. The Ministry also participated in Agro- 

Tech, Chandigarh and Tech-Mart Delhi. Participation in AHARA is also being arranged. 

In collaboration with IIP, Bombay & CFTRI, Mysore, the Ministry has taken up various 

programmes for the development of packaging of processed foods. The prominent projects include; 

R&D of Soyabean products, Packaging of fresh grapes, Report on packaging of processed food 

industry and a profile of Packaging Industry. 

Ministry has constituted an Expert Committee to recommend parameters for evolving a national 

perspective plan for food processing industries and export of agro-food products under the 

Chairmanship of Ms. Mira Seth, Member, Planning Commission. Ministry has also constituted a 

Committee to upgrade the technologies in the traditional food sector with a view to improve hygiene,


